
कार्यालय आदेश

विषयक निधि के अन्तर्गत श्री फकीर राम टम्टा जी. मा० विधायक, विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24के सापेक्ष संस्तुत एवं

मुख्य  विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा स्वीकृत योजनाओं के विधान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड को निस्तावित

उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन धनराश
ि अवमुक्त की जाती है।

प्रसारति मार्गनिर्देशो/ं मानकों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत

३. इस प्रनराशि को उपयोग किसी अन्य योजना में किये जाने पर विभाग की अनियमिता होगी तथा विभाग को उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3. - मा लोकायुक्त के शासनादेश सं0 537/21/07/51(01) 2007/ प्राग विकास अनुभाग / देहरादून दिनांक 23जुलाई 2007 में दिये गये

निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य को Detail Estimate बने जिसमें DetailDrawing and Specification अंकित हो तथा उस पर सक्षम अधिकारी

के स्वीकृति के हस्ताक्षर हो, और तपश्चात कार्य उसके अनुसार शत प्रतिशत किया जाये। यदि कोई Variation (भिन्नता) हो तो सक्षम

अधिकारी से Variation Statement तैयार कर Variation के कारण का औचित्य देते हुए Variation की स्वीकृत ली जाय। अंकित मिल के

भुगतान से पहले Variation Statement की स्वीकृति एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु गठित टीम द्वारा गुणवत्ताकी जांच हो, तदुपरांत भुगतान किया

जाय।
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- निर्माण कार्य हेतु टोली नायक उसी व्यक्ति को बनाया जाय, जिसे इस संबंध में पर्याप्त अनुभव हो,साथ ही निर्माण कार्यों का समय-समय पर

तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाय।

ग- सभी निर्माण कार्यों की ड्राइंग स्वीकृत होनी चाहिए तथा मा० विधायक से भी उक्त ड्राइग पर सहमति ली जानी चाहिए एवं जन्त स्वीकृत ड्राईग

के अनुसार ही कार्य पूर्ण होने चाहिए साथ ही निर्माण सम्बन्धी मानक निर्धारित कर उनका अनुपालन सुनिश्चित 
किया जाय

कर लिया
कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना विभाग द्वारा यह कार्य नहीं

कराया गया है। कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प
्रेपित की जाय तथा योजना

यदि व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।

इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिये कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगरपालिका

संस्थओं, निजि न्यासो, व्यक्तियों द्वारा अभ्यार्पित की गई है उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वधिकर होना चाहिए। जिला प्राधिकारियो

को यथाशीघ्र सुनिश्चित करना होग कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पित नियमों के अन्तर्गत हो जिस अभ्यर्पित / स्थानान्तरित भूमि का किया य

हो अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार भूमि अर्थपण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति का तब तक पर्याप्त समझा है जब तक अन्य कानूनी

वैधता प्राप्त करे साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण कार्य किया गया

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के निए आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिग देना निषिद्ध है यह भी प्रयास हो कि इस निदि

से प्रस्ताविति कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय।

७ स्वीकृति धनराशि से जो निर्माण कार्य किया जायेगा उसकी अवमुक्त धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी

(प्रथम त्रैमासिक में 35 प्रतिशत, द्वित्तीय त्रैमासिक में 15 प्रतिशत तृतीय त्रैमासिक में 25 प्रतिशत, चतुर्थ त्रैमासिक 15 प्रतिशत)

10 स्वीकृत कार्य का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिसमें ना० विधायक का नाम योजना की लागत, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य

पूर्ण होने की तिथि स्वीकृति का वर्ष अवश्य अंकित किया।

11 योजना को पूर्ण करते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था विभाग /ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करेगी जिसका उल्लेख कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में किया

जायेगा। इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना प्रतिमाह 20 तारिख से पूर्व नियमित रूप से जिला

विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाय।

12 प्रमुख सचिव महोदया, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रसंख्या 2023/x1/17/56(21) (2007)दिनांक 5.12.2017द्वारा निर्गत विधायक नधि के

संशोधित मार्ग निर्देशिका के बिन्दु संख्या-22 के अनुसार जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं, विधायक निधि के कार्यों के लिए निजी ठेकेदारों को

लगाया जा सकता है लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारों के चरित्र / सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित अनुमोदन दिये

जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा।
13 इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख-रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था, सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध

अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

14 सामग्री के कम के लिये वित्तीय नियमों तथा स्टोर पर्चेज रूल्स एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया

जाय

15 इस योजनान्तर्गत चयनित कार्य एवं स्थान को मा० विधायक जी सहमति के बिना एवं मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं
किया जायेगा।

16 निम्न निर्माण कार्य तीन महिने के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।
17 विधायक निधि योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर वित्तीय नियामों बजट मैनुवल और लेखा परिक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाए मार्गदर्शी सिद्धान्तों

एवं शासन द्वारा जारी तदविषयक शासनादेशों को पालन किया जाय।

18 इस निधि के अधीन दिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात विभागीय पद्धति (मस्ट्रोल) कार्यादेश के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा
70 5.00 लाख (० पाच लाख मात्र) रहेंगी।

19 विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष के दो माह (अप्रैल, मई) के अन्दर किया जायेगा
20 विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत / अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः वापस की जायेगी।

योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक नहीं किया जायेगा।की धनराशि का भुगतान इस स्तर से
21 इस निधि के अन्तर्गत कार्य की लागत से कम व्यय होने पर बचत की धनराशि किसी औचित्यपूर्ण कारण से अप्रयुक्त धनराशि तथ व्याज की

धनराशि को प्रत्येक दशा में राजकोष में जमा किया जाना होगा।
22 स्थलीयनिर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का

निरीक्षण करेंतथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही हैं।
23 विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण यावस्था हेतु MIS एवं Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।
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